राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड
61वीं बैठक दिनांक 24 मई, 2017
कार्यवृत्त / कार्य बिंदु
राज्‍य स्‍तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड की 61वीं बैठक दिनांक 24 मई, 2017 को श्री त्रिवेन्‍द्र सिंह रावत, माननीय मुख्‍यमंत्री, उत्तराखंड सरकार की अध्‍यक्षता में संपन्‍न हुई। इस बैठक में संयुक्‍त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, प्रमुख सचिव (वित्त), प्रमुख सचिव (ग्राम्‍य विकास एवं एम.एस.एम.ई.), उत्तराखंड शासन, शासकीय विभागों के उच्‍चाधिकारियों, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, समस्‍त बैंक तथा अग्रणी जिला प्रबंधकों / बीमा कंपनियों के साथ महत्‍वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गयी। 
श्री आलोक कुमार चौधरी, मुख्‍य महाप्रबंधक, भारतीय स्‍टेट बैंक 
मुख्‍य महाप्रबंधक, भारतीय स्‍टेट बैंक द्वारा माननीय मुख्‍यमंत्री जी, उत्तराखंड सरकार एवं राज्‍य सरकार के शीर्ष अधिकारीगण के साथ भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, बीमा कंपनियों एवं बैंकों के उच्‍च अधिकारियों का राज्‍य स्‍तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड की 61वीं बैठक में पधारने पर स्‍वागत एवं अभिनन्‍दन किया गया। उन्‍होंने राज्‍य की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में समस्‍त बैंकों द्वारा किए गए विशेष कार्यों एवं उपायों से सदन को अवगत कराया।
श्री त्रिवेन्‍द्र सिंह रावत, माननीय मुख्‍यमंत्री जी, उत्तराखंड
माननीय मुख्‍यमंत्री जी ने अपने संबोधन में केंद्र सरकार की फ्‍लैगशिप योजनाओं प्रधानमंत्री जन-धन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्‍योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एवं स्‍टैण्‍ड अप इण्डिया योजना की चर्चा करते हुए कहा कि इन योजनाओं का उद्देश्‍य आम जन विशेषकर गरीब तबके को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के साथ-साथ उन्‍हें वित्तीय सहायता उपलब्‍ध कराकर उनका संपूर्ण विकास करना है, जिसमें बैंकों की सक्रिय भूमिका अपेक्षित है। विशेष कर अटल पेंशन योजना एवं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के संदर्भ में सभी बैंक इन योजनाओं का व्‍यापक प्रचार-प्रसार करते हुए अधिक से अधिक पात्र व्‍यक्तियों को योजना के अंतर्गत सम्मिलित करेंगे। 
राज्‍य का ॠण-जमा अनुपात 55% होने पर संतोष प्रकट करने के साथ उनके द्वारा इसमें और अधिक वृद्धि की आवश्‍यकता पर बल दिया गया। डिजीटलीकरण के लक्ष्‍यों की प्राप्ति के संदर्भ में उनके द्वारा बैंकों को निर्देशित किया गया कि कनेक्टिविटी रहित क्षेत्रों में वी.-सैट लगाने के लक्ष्‍य को‍ निश्चित समय सीमा में पूर्ण करें।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की चर्चा करते हुए उन्‍होंने कहा कि बैंक से ॠण लेने वाले कृषक तो इस योजना के अंतर्गत स्‍वाभाविक रूप से आच्‍छादित हो जाते हैं, लेकिन अधिकाधिक अॠणी कृषकों को इस योजना के अंतर्गत सम्मिलित करने हेतु बीमा कंपनी तथा संबंधित विभागों के स्‍तर पर हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। साथ ही भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने की चर्चा करते हुए कृषकों को समय-समय पर आयोजित होने वाले कृषि मेलों एवं कृषक महोत्‍सवों में स्‍टॉल लगाकर क्षेत्र विशेष पर आधारित संभाव्‍यताओं के अनुरूप क्रियाकलापों तथा बैंक संबंधी योजनाओं की जानकारी प्रदान करने पर बल दिया गया।
माननीय मुख्‍यमंत्री महोदय द्वारा अवगत कराया कि उत्तराखंड शासन के स्‍तर पर दिनांक 25 मई, 2017 को “जल संचय दिवस” के रुप में मनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्‍य आम जन को जल के सही उपयोग करने हेतु जागरुक एवं प्रेरित करना है। उनके द्वारा सदन में उपस्थित सभी प्रतिभागियों से भी अपेक्षा की गयी कि वे अपने घरों में मितव्‍ययता पूर्ण जल का उपयोग कर इस कार्य में सहयोग प्रदान करेंगे। साथ ही बैंकों से कहा कि राज्‍य के जल स्रोतों एवं नदियों के संरक्षण हेतु व़े किस प्रकार सहयोग कर सकते हैं, इस पर विचार करें। 
अंत में विकास योजनाओं में बैंकों द्वारा दिए गए सहयोग की सराहना करते हुए उनके द्वारा अपेक्षा की गयी कि बैठक के एजेण्‍डे में शामिल बिंदुओं, जो कि आम जन से जुड़े हुए हैं, पर व्‍यापक विचार-विमर्श के उपरांत उचित रणनीति बनाकर बैंक एवं समस्‍त रेखीय विभाग मिलकर राज्‍य के आर्थिक विकास हेतु कार्य करेंगे। साथ ही कहा कि शासन तथा बैंकों के सामन्‍जस्‍य से जनता को गुड गवर्नेन्‍स उपलब्‍ध कराया जाना चाहिए। 
बैठक के एजेण्‍डे की समीक्षा करते हुए निम्‍न बिंदुओं पर प्रमुख रूप से चर्चा की गयी :
1. बैंकों द्वारा भूमि अभिेलेखों पर ऑन-लाइन प्रभार अंकित करना : 
प्रमुख सचिव (ग्राम्‍य विकास एवं एम.एस.एम.ई.), उत्तराखंड शासन द्वारा अपर सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन को निर्देशित किया गया कि दिनांक 16 मई, 2017 को आयोजित “ग्राम्‍य विकास बैंकर्स स्‍थायी समिति” की बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुक्रम में यथाशीघ्र मुख्‍य सचिव महोदय की अध्‍यक्षता में सचिव (राजस्‍व), एन.आई.सी. एवं प्रमुख बैंकों की बैठक की स्‍वीकृति प्राप्‍त कर संबंधित विषय को महोदय के सम्‍मुख रखते हुए, सहमत होने की स्थिति में, वांछित अनुमोदन प्राप्‍त किया जाए।
(कार्यवाही – उत्तराखंड शासन)
2. वसूली प्रमाण पत्र का ऑन-लाइन फाईलिंग : 
प्रमुख सचिव (ग्राम्‍य विकास एवं एम.एस.एम.ई.) द्वारा निर्देशित किया गया कि राज्‍य स्‍तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड की आगामी बैठकों में लम्बित वसूली प्रमाण पत्रों की स्थिति के साथ-साथ उनमें वसूल की गयी राशि को भी एजेण्‍डा में प्रदर्शित किया जाए।  महाप्रबंधक, भारतीय स्‍टेट बैंक ने बैंकों से कहा कि वे अपनी  नियंत्रणाधीन शाखाओं को तहसील स्‍तर से वसूली प्रमाण पत्रों का अनिवार्य रुप से मिलान करने हेतु दिशानिर्देश जारी करें।
(कार्यवाही –समस्‍त बैंक / एस.एल.बी.सी.)
3. आरसेटी :
अपर सचिव (ग्राम्‍य विकास), उत्तराखंड शासन द्वारा अवगत कराया गया कि आरसेटी संस्‍थानों द्वारा बी.पी.एल. प्रशिक्षणार्थियों पर व्‍यय की गयी मार्च, 2017 तक लम्बित बकाया राशि की प्रतिपूर्ति कर दी गयी है। कृपया सभी आरसेटी संस्‍थान इसकी पुष्टि करें।
(कार्यवाही – समस्‍त आरसेटी संस्‍थान)
4. फसल बीमा योजना : 
क्षेत्रीय प्रबंधक, एग्रीकल्‍चर इंश्‍योरेंस कंपनी लि. द्वारा सदन को अवगत कराया कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अंतर्गत 2,62,000 कृषकों को योजनांतर्गत आच्छादित किया गया,  जो कि विगत वर्ष से 1,13,000 अधिक है। साथ ही पिछले वित्तीय वर्ष में बीमा क्‍लेम के रुप में कृषकों को ` 16.00 करोड़ का भुगतान किया गया है।  
क्षेत्रीय प्रबंधक, एग्रीकल्‍चर इंश्‍योरेंस कंपनी लि. द्वारा सदन को यह भी अवगत कराया गया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना - खरीफ 2017 एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना - खरीफ 2017 हेतु शासकीय अधिसूचना जारी कर दी गयी है तथा बैंकों से आग्रह किया गया कि अधिसूचना के अनुरूप संसूचित फसलों हेतु स्‍वी‍कृत / वितरित किए गए ॠण खातों को अनिवार्य रूप से बीमित करना सुनिश्चित करें। सहायक महाप्रबंधक, राज्‍य स्‍तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा बीमा कंपनियों तथा संबंधित विभागों से अनुरोध किया गया कि कृषकों के मध्‍य योजना का व्‍यापक  प्रचार-प्रसार करते हुए अधिक से अधिक संख्‍या में गैर-ॠणी कृषकों को भी सम्मिलित करने के प्रयास किए जाएं।  
(कार्यवाही – समस्‍त बैंक / संबंधित बीमा कंपनी / संबंधित विभाग)
5. किसानों की आय दोगुना करना  – वर्ष 2022 तक : 
प्रभारी अधिकारी, नाबार्ड द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि इस विषयक उनके प्रधान कार्यालय से अ‍भी तक स्‍पष्‍ट निर्देश प्राप्‍त नहीं हुए हैं। इसी क्रम में उनके द्वारा अवगत कराया गया कि इस विषयक भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र संख्‍या FIDD.CO.LBS.BC.No.16/02.01.001/206-17 दिनांकित 26 सितम्‍बर, 2016 में सुझाए गए सात बिंदुओं के आधार पर वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के लक्ष्‍य को प्राप्‍त किया जा सकता है। अत: इस विषय में शासन एवं नाबार्ड के स्‍तर से एक सक्षम समिति का गठन अतिशीघ्र किया जाना चाहिए।

                                           (कार्यवाही – उत्तराखंड शासन / कृषि विभाग / नाबार्ड)
6. डिजीटाइजेशन ऑफ एस.एच.जी. :
प्रभारी अधिकारी, नाबार्ड ने बैंकों को अवगत कराया कि वे ई.-शक्ति पेार्टल में उपलब्‍ध सूचनाओं के माध्‍यम से स्‍वयं सहायता समूहों के संबंध में वांछित जानकारियाँ प्राप्‍त कर क्रेडिट लिंकेज से वंचित पात्र समूहों को ॠण सुविधा उपलब्‍ध कराएं। 
  (कार्यवाही – समस्‍त बैंक)
 7. राष्‍ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन :
अपर सचिव (ग्राम्‍य विकास), उत्तराखंड शासन द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि उनके विभाग द्वारा बैंक शाखा प्रबंधकों को एन.आर.एल.एम. से संबंधित जानकारियाँ प्रदान करने हेतु प्रत्‍येक जिले में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयो‍जन किया जा रहा है। इस पर सहायक महाप्रबंधक, राज्‍य स्‍तरीय बैंकर्स समिति ने उनसे आग्रह किया कि वे इससे संबंधित जिलेवार कार्यक्रम का संपूर्ण ब्‍योरा उनके कार्यालय को उपलब्‍ध कराएं ताकि तदुनसार अग्रणी जिला प्रबंधकों को आवश्‍यक निर्देश जारी किए जा सकें।   
अपर सचिव (ग्राम्‍य विकास), उत्तराखंड शासन द्वारा सदन के संज्ञान में लाया गया कि कतिपय बैंक शाखाओं में स्‍वयं सहायता समूहों के खाते खोलने में समस्‍या आ रही है। इस पर प्रमुख सचिव (ग्राम्‍य विकास एवं एम.एस.एम.ई.), उत्तराखंड शासन द्वारा निर्देशित किया गया कि वे संबंधित जिलों के जिला स्‍तरीय अधिकारियों को इस मुद्दे को डी.एल.आर.सी. की बैठक में उठाने हेतु आवश्‍यक निर्देश जारी करें।

                                (कार्यवाही – संबंधित विभाग / समस्‍त बैंक / अग्रणी जिला प्रबंधक)
8. डेयरी उद्ममिता विकास योजना :
प्रभारी अधिकारी, नाबार्ड द्वारा बैंकों से आग्रह किया गया कि डेयरी उद्ममिता विकास योजना के अंतर्गत वितरित ॠण खातों में देय अनुदान राशि का दावा भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप ॠण वितरण के दो माह के अंदर अनिवार्यत: नाबार्ड को प्रेषित करना सुनिश्चित करें, जिससे कि अनुदान राशि बैंकों को समय पर उपलब्‍ध करायी जा सके। 
                                                               (कार्यवाही – समस्‍त बैंक)
9. जल संरक्षण एवं प्रबंधन : 
प्रमुख सचिव (ग्राम्‍य विकास एवं एम.एस.एम.ई.), उत्तराखंड शासन, द्वारा “जल संरक्षण एवं प्रबंधन” हेतु बागेश्‍वर, टिहरी गढ़वाल, चमोली, अल्‍मोड़ा, पिथौरागढ़, चम्‍पावत तथा रुद्रप्रयाग में नाबार्ड द्वारा चलाए जाने वाले अभियान पर प्रसन्‍नता व्‍यक्‍त करते हुए नाबार्ड को निर्देशित किया कि व़े इस अभियान से लाभान्वित होने वाले ग्रामों की सूची शासन को उपलब्‍ध कराएं, जिससे कि शासन एवं नाबार्ड के मध्‍य सामन्‍जस्‍य स्‍थापित करते हुए योजना को प्रभावी बनाया जा सके।

                                                     (कार्यवाही – नाबार्ड / अग्रणी जिला प्रबंधक)
10. राष्‍ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) : 
प्रमुख सचिव (ग्राम्‍य विकास एवं एम.एस.एम.ई.), उत्तराखंड शासन, द्वारा योजनांतर्गत शत प्रतिशत वार्षिक लक्ष्‍यों की प्राप्ति पर हर्ष व्‍यक्‍त किया गया। परियोजना अधिकारी, सूडा ने सदन को अवगत कराया कि बैंक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत ` 2.00 लाख तक के वितरित ॠणों पर 7% तक ब्‍याज अनुदान राशि का क्‍लेम राष्‍ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत सूडा से प्राप्‍त कर सकते हैं।  
                                                               (कार्यवाही – समस्‍त बैंक)
11. प्रधानमंत्री आवास योजना - घटक ॠण आधारित अनुदान योजना  
    (Credit Link Subsidy  Scheme)  : 
हुडको के प्रतिनिधि द्वारा सदन को योजनांतर्गत हुई प्रगति से अवगत कराया गया। महाप्रबंधक, भारतीय स्‍टेट बैंक द्वारा बैंकों से आग्रह किया गया कि वे सभी आवासीय ॠण, जो कि योजना की पात्रता के अंतर्गत आते हैं, उन्‍हें इस योजना के दायरे में सम्मिलित कर ब्‍याज अनुदान का लाभ ॠणियों को प्रदान किया जाना चाहिए।
(कार्यवाही – एन.एच.बी. / हुडको / समस्‍त बैंक)
12. स्‍पेशल कम्‍पोनेन्‍ट प्‍लान :
प्रमुख सचिव (ग्राम्‍य विकास एवं एम.एस.एम.ई.), उत्तराखंड शासन, द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में योजनांतर्गत प्रगति पर हर्ष व्‍यक्‍त किया गया। 
13. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना :
प्रमुख सचिव (ग्राम्‍य विकास एवं एम.एस.एम.ई.), उत्तराखंड शासन, द्वारा योजनांतर्गत निर्धारित वार्षिक लक्ष्‍य के सापेक्ष अपेक्षाकृत प्रगति दर्ज न होने पर असंतोष व्‍यक्‍त किया गया। उन्‍होंने बैंकों को निर्देशित किया कि वे कैम्‍प लगाकर योजना का व्‍यापक प्रचार-प्रसार करते हुए अधिक से अधिक पात्र व्‍यक्तियों को ॠण प्रदान करें। साथ ही सभी बैंकों को यह भी निर्देशित किया कि वे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हेतु एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति कर, इसकी सूचना यथाशीघ्र राज्‍य स्‍तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को उपलब्‍ध कराएं, जिसे एस.एल.बी.सी. की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। यह नोडल अधिकारी अपनी बैंक शाखाओं की प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की प्रगति की निगरानी का कार्य करेंगे।
मुख्‍य महाप्रबंधक, भारतीय स्‍टेट बैंक द्वारा बैंकों को सुझाव दिया गया कि वे “udyamimitra” पोर्टल से उद्ममियों की सूची प्राप्‍त कर तथा मासिक / साप्‍ताहिक आधार पर लगने वाले हाटों में व्‍यापारियों / उद्ममियों से संपर्क कर इच्‍छुक एवं पात्र अभ्‍यार्थियों को योजनांतर्गत ॠण प्रदान कर सकते हैं।

                                                       (कार्यवाही –समस्‍त बैंक / एस.एल.बी.सी.)
14. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन प्रोग्राम (PMEGP) :
सहायक निदेशक, खादी ग्रामोद्मोग आयोग, देहरादून ने सदन को अवगत कराया कि योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में मार्जिन मनी वितरण हेतु आबंटित लक्ष्‍यों की प्राप्ति में समस्‍त राज्‍यों में उत्तराखंड को प्रथम स्‍थान प्राप्‍त हुआ है, जिस पर प्रमुख सचिव (ग्राम्‍य विकास एवं एम.एस.एम.ई.), उत्तराखंड शासन, द्वारा बैंकों एवं संबंधित विभागों की प्रशंसा की गयी। संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया कि वे यथाशीघ्र लक्ष्‍यों के सापेक्ष बैंकों को पर्याप्‍त संख्‍या में ॠण आवेदन पत्र प्रेषित करें। साथ ही समस्‍त बैंक नियंत्रकों को निर्देशित किया गया कि वे प्राप्‍त ॠण आवेदन पत्रों का त्‍वरित निस्‍तारण करना सुनिश्चित करें, जिससे कि समय रहते वार्षिक लक्ष्‍यों को प्राप्‍त किया जा सके। 
(कार्यवाही – के.वी.आई.सी. / के.वी.आई.बी. / डी.आई.सी. / समस्‍त बैंक)
15. वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्‍वरोजगार योजना : 
सचिव (पर्यटन), उत्तराखंड शासन द्वारा अवगत कराया गया कि जिला स्‍तर पर जिलाधिकारी महोदय की अध्‍यक्षता में गठित टॉस्‍क फोर्स समिति, जिसके सदस्‍य बैंकर्स भी होते हैं, द्वारा चयनित आवेदन पत्रों को बैंक शाखाओं द्वारा निरस्‍त कर दिया जाता है, जो कि तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता। मुख्‍य महाप्रबंधक, भारतीय स्‍टेट बैंक द्वारा अवगत कराया गया कि टॉस्‍क फोर्स समिति प्रस्‍तुत आवेदन पत्रों का चयन उपलब्‍ध दस्‍तावेजों / तथ्‍यों  के आधार पर करती है, जब कि शाखा स्‍तर पर आवेदन पत्रों को व्‍यापक जाँच पड़ताल के पश्‍चात viability के आधार पर ही स्‍वीकृत / निरस्‍त किया जाता है। इस क्रम में प्रमुख सचिव (ग्राम्‍य विकास एवं एम.एस.एम.ई.), उत्तराखंड शासन द्वारा निर्देशित किया गया कि संबंधित विभाग को बैंकों हेतु योजना से संबंधित आवश्‍यक दस्‍तावेजों की सूची उपलब्‍ध करायी जाए, जिससे कि जिला स्‍तरीय टॉस्‍क फोर्स समिति द्वारा चयनित आवेदन पत्रों के निरस्‍तीकरण के प्रतिशत को न्‍यूनतम किया जा सके। अत: सभी अग्रणी जिला प्रबंधक संबंधित विभाग एवं बैंकों के साथ बैठक कर पूर्ण check list (civil & section 143 status के साथ)  जिला स्‍तरीय टॉस्‍क फोर्स समिति को अविलम्‍ब उपलब्‍ध कराना सुनिश्चित करें।  
(कार्यवाही – संबंधित विभाग / अग्रणी जिला प्रबंधक)
16. स्‍टैण्‍ड अप  इण्डिया :
अपर सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन द्वारा सदन के संज्ञान में लाया गया कि योजनांतर्गत प्रत्‍येक बैंक शाखा (जिला सहकारी बैंक को छोड़कर) हेतु निर्धारित कम से कम एक महिला एवं एक अनुसूचित जाति अथवा जनजाति वर्ग के अभ्‍यार्थी को ॠण उपलब्‍ध कराने के लक्ष्‍य 3998 के सापेक्ष मात्र 535 अभ्‍यार्थियों को ही बैंकों द्वारा ॠण उपलब्‍ध कराए गए हैं, जो कि गम्‍भीर चिंता का विषय है। जिस पर प्रमुख सचिव (ग्राम्‍य विकास एवं एम.एस.एम.ई.), उत्तराखंड शासन द्वारा बैंक नियंत्रकों को निर्देशित किया गया कि वे उचित रणनीति बनाकर भारत सरकार द्वारा योजनांतर्गत प्रत्‍येक शाखा हेतु निर्धारित लक्ष्‍य कम से कम एक महिला तथा एक अनुसूचित जाति अथवा जनजाति वर्ग के व्‍यक्ति को स्‍वयं का उद्मम स्‍थापित करने हेतु ॠण प्रदान करने के लक्ष्‍य को प्राप्‍त करना सुनिश्चित करें। 
मुख्‍य महाप्रबंधक, भारतीय स्‍टेट बैंक द्वारा भी समस्‍त बैंकों को कहा गया कि वे समग्र प्रयास कर योजनांतर्गत उन्‍हें आबंटित लक्ष्‍यों को प्राप्‍त करना सुनिश्चित करें तथा इस विषयक अपनी संभावित योजना की जानकारी राज्‍य स्‍तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को उपलब्‍ध कराएं। 
(कार्यवाही –समस्‍त बैंक / एस.एल.बी.सी.)
17. ब्रॉड बैण्‍ड कनेक्टिविटी – वी.-सैट :
अपर सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन द्वारा सदन के संज्ञान में लाया गया कि वित्तीय समावेशन के लक्ष्‍यों की प्राप्ति में कनेक्टिविटी एक प्रमुख समस्‍या है जिसके निदान हेतु कनेक्टिविटी रहित एस.एस.ए. में वी.-सैट स्‍थापित किए जाने थे, किंतु कुछ बैंकों द्वारा अभी भी वी.-सैट के आर्डर प्रेषित नहीं किए गए हैं। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि उनके द्वारा 359 वी.-सैट के आर्डर प्रेषित कर दिए गए हैं तथा अब तक 205 वी.-सैट स्‍थापित भी किए जा चुके हैं। नैनीताल बैंक द्वारा अवगत कराया गया कि वी.-सैट आर्डर करने के विषय को उनके द्वारा अपने  केंद्रीय कार्यालय के संज्ञान में लाया गया है तथा सदन को आश्‍वस्‍त किया कि 10 से 15 दिनों के अंदर वी.-सैट के आर्डर नए वेण्‍डर को प्रेषित कर दिए जाएंगे। इलाहाबाद बैंक द्वारा संज्ञान में लाया गया कि उन्‍हें आबंटित कनेक्टिविटी रहित 2 एस.एस.ए., जिनके लिए वी.-सैट के आर्डर प्रेषित किए जाने थे, में बी.एस.एन.एल. द्वारा कनेक्टिविटी उपलब्‍ध करा दी गयी है, जिस पर अपर सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन द्वारा कहा गया कि वे इसकी पुष्टि राज्‍य स्‍तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को उपलब्‍ध करा दें। प्रमुख सचिव (ग्राम्‍य विकास एवं एम.एस.एम.ई.), उत्तराखंड शासन द्वारा सभी संबंधित बैंकों को निर्देशित किया गया कि वी.-सैट लगाने के कार्य को 30 जून, 2017 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण करें। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक अपनी पुष्टि पूर्ण सूचना सहित राज्‍य स्‍तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को उपलब्‍ध कराए।
(कार्यवाही –समस्‍त बैंक / एस.एल.बी.सी.)
18. प्रधानमंत्री जन-धन योजना :
अपर सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन द्वारा प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत राज्‍य के प्रत्‍येक परिवार के कम से कम एक व्‍यक्ति का बैंक बचत खाता खोलने हेतु किए गए प्रयासों के लिए बेंकों की सराहना की गयी। उनके द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि राज्‍य की कुल जनसंख्‍या के सापेक्ष 66% खातों में आधार सीडिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है, किंतु राज्‍य में जनसंख्‍या के आधार पर (0 - 9 आयु वर्ग के बच्‍चों के बचत खाते छोड़कर) आधार संख्‍या से लिंक किए जाने योग्‍य बचत खातों में, आधार संख्‍या सीड किए जा चुके खातों का प्रतिशत 82.23% है। प्रमुख सचिव (ग्राम्‍य विकास एवं एम.एस.एम.ई.), उत्तराखंड शासन द्वारा सभी बैंकों को निर्देशित किया गया कि अवशेष बचे खातों में आधार सीडिंग के कार्य को भी शीघ्र पूर्ण किया जाए। संयुक्‍त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बैंकों को निर्देशित किया गया कि प्रधानमंत्री जीवन ज्‍योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत जिन व्‍यक्तियों के बीमा पॉलिसी का नवीनीकरण नहीं हुआ है, उन्‍हें पुन: योजना में सम्मिलित करने के प्रयास किए जाएं।
(कार्यवाही – समस्‍त बैंक)
19. वित्तीय साक्षरता :
अपर सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में बैंकों के द्वारा वित्तीय साक्षरता शिविरों के माध्‍यम से जनसाधारण को वित्तीय साक्षरता प्रदान करने के प्रयासों की सराहना की गयी। साथ ही आशा व्‍यक्‍त की गयी कि दिनांक 05 से 09 जून, 2017 तक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आयोजित “वित्तीय साक्षरता सप्‍ताह” के दौरान जनसाधारण विशेष कर ग्रामीण जनता को डिजीटल लेन-देन के प्‍लेटफार्म पर लाने हेतु बैंकों द्वारा सार्थक प्रयास किया जाएगा। “वित्तीय साक्षरता सप्‍ताह” से संबंधित प्रचार सामग्री भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सभी बैंकों को उपलब्‍ध करा दी गयी है जिसे वे अविलम्‍ब अपनी नियंत्रणाधीन शाखाओं एवं अग्रणी जिला प्रबंधकों को उपलब्‍ध करा दें।    
(कार्यवाही – समस्‍त बैंक / अग्रणी जिला प्रबंधक)
20. ॠण आवेदन पत्रों का प्रेषण एवं निस्‍तारण :
संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के अंतर्गत विकास योजनाओं के तहत प्रायोजित ॠण आवेदन पत्रों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय त्रैमास में क्रमश: 33%, 33% एवं
34% के अनुपात में बैंक शाखाओं को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। साथ ही समस्‍त बैंक नियंत्रकों को निर्देशित किया गया कि वे प्राप्‍त ॠण आवेदन पत्रों का त्‍वरित निस्‍तारण करना सुनिश्चित करें, जिससे कि समय रहते सरकार प्रायोजित ॠण योजनाओं के वार्षिक लक्ष्‍यों की प्राप्ति संभव हो सके। 
(कार्यवाही – समस्‍त रेखीय विभाग)
21. वार्षिक ॠण योजना :
समस्‍त बैंकों को निर्देशित किया गया कि वे वित्तीय वर्ष 2017-18 में उन्‍हें आबंटित वार्षिक ॠण योजना के लक्ष्‍यों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ त्रैमास हेतु निर्धारित  मानक क्रमश: 15%, 40%, 65% एवं 100% के अनुरूप प्राप्‍त करना सुनिश्चित करें।
(कार्यवाही – समस्‍त बैंक / अग्रणी जिला प्रबंधक)
22. ऋण-जमा अनुपात :
महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 40% से कम ॠण्‍-जमा अनुपात वाले बैंकों यथा इण्डियन बैंक, सेन्‍ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया एवं सिंडिकेट बैंक तथा अल्‍मोड़ा, बागेश्‍वर, पौड़ी, रूद्रप्रयाग एवं चमोली  जिले के अग्रणी जिला प्रबंधकों को निर्देशित किया गया कि वे उच्‍च स्‍तर पर प्रयास कर भारतीय रिजर्व बैंक के मानक न्‍यूनतम 40% ॠण-जमा अनुपात को प्राप्‍त करना सुनिश्चित करें।  
(कार्यवाही – समस्‍त बैंक / अग्रणी जिला प्रबंधक)
सभा के अंत में महाप्रबंधक, भारतीय स्‍टेट बैंक द्वारा अध्‍यक्ष महोदय के साथ उपस्थित उत्तराखंड शासन के अन्‍य शीर्ष अधिकारियों, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, सहयोगी बैंकों, बीमा कंपनियों से आये अधिकारियों का सहयोग एवं सहभागिता के लिये तथा मीडिया बंधुओं को बैठक की कार्रवाई की कवरेज करने पर धन्‍यवाद दिया। उन्‍होंने सभी बैंकों की ओर से वित्तीय वर्ष 2017-18 में सरकार प्रायोजित समस्‍त ॠण योजनाओं के अंतर्गत  निर्धारत लक्ष्‍यों की प्राप्ति हेतु कटिबद्धता प्रकट की। साथ ही आशा व्‍यक्‍त की कि सभी बैंक एवं रेखीय विभागों आपस में सामन्‍जस्‍य स्‍थापित कर राज्‍य के ॠण-जमा अनुपात में और अधिक वृद्धि हेतु समुचित प्रयास करेंगे जिससे राज्‍य की आर्थिकी में गुणात्‍मक वृद्धि दर्ज की जा सके। 
*********************** 
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